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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3025
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

जल संकट दूर करना
3025. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव: 

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या यह सच है कि यदि जल उपयोग के मौजूदा पैटर्न में परिवर्तन नहीं किया गया तो, वर्ष 2025 तक भारत को अत्यधिक जल संकट वाले देश के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा; और 

(ख) 
यदि हां, तो विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, जहां जल की कमी वाले बड़े भू-भाग हैं, में भारी जल संकट को दूर करने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान)
(क) राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आ रही है। वर्ष 2011 और 2025 में औसतन वार्षिक प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता जल अनुमान क्रमशः 1545 क्यूबिक मीटर और 1340 क्यूबिक मीटर है। 1700 क्यूबकि मीटर से कम प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता को जल पर काफी दबाव (स्ट्रेस्ड) वाली स्थिति के रूप में माना जाता है जबकि 1000 क्यूबिक मीटर के नीचे प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता को जल की कमी वाली स्थिति के रूप में माना जाता है।
संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशयों और पारंपरिक जल निकायों में जल संसाधनों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण शामिल है। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) आदि के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों सहित राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
इस मंत्रालय के तहत केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल संचय करने के लिए देश में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्‍पना करते हुए 2013 के दौरान “भारत में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्‍टर योजना” नामक संकल्‍पना दस्‍तावेज तैयार किया है। संवर्धित भूमि जल संसाधनों से पेयजल, घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्‍टर योजना कार्यान्‍वयन के लिए सभी राज्‍य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है।
यह मंत्रालय भूमि जल पुनर्भरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्‍यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित पूरे कर लिए कार्यों का विवरण निम्‍नानुसार है-
	क्र.सं.
	राज्य
	वित्त वर्ष  2014-15
	वित्त वर्ष  2015-16
	2016-17 

 25/11/2016 तक

	
	
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)

	1
	आंध्र प्रदेश
	30647
	83119.04
	239196
	219432.52
	395593
	189981.93


	2
	तमिलनाडु
	59538
	273071.92
	72309
	247359.05
	36659
	383893.37

	3
	तेलंगाना
	22569
	75.23
	49622
	41262.74
	543411
	89834.18


इसके अतिरिक्‍त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खेत तालाब के निर्माण के लिए गहन कार्यक्रम शुरू किया है; चालू वर्ष के दौरान एमजीएनआरईजीए के तहत 882325 खेत तालाब निर्मित किए जा रहे हैं। वे भी भूमि जल के पुनर्भरण में सहयोग देंगे। 

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ जल के संरक्षण, जल की बचत को प्रोत्साहन तथा इसकी सुरक्षा का समर्थन किया गया है और वर्षा जल संचयन, वर्षा जल के सीधे उपयोग तथा अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) अपनाए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दी गई है।
भारत सरकार ने स्रोत सृजन, वितरण, प्रबंधन, फील्ड अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों के संबंध में शुरू से अंत तक के समाधान के लक्ष्य सहित “हर खेत को पानी” सिंचाई के कवरेज को विस्तार करने और “हर बूंद से अधिक फसल” जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की है।
पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को छत के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण संबंधी स्‍थाई संरचनाओं को खड़ा करने आदि जैसे जल संरक्षण उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। ऐसी स्‍थाई संरचनाओं के सृजन के लिए राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधि का 10% राज्‍यों को उपलब्‍ध कराया जाता है।
जल संसाधन विभाग निवल कृष्य भूमि के वर्षापोषित हिस्से और कृषि योग्य नम भूमि के विकास के लिए मुख्यतः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के तहत वर्तमान में लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 28 राज्यों में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में 432, 270 और 330 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
सीजीडब्‍ल्‍यूए ने भूमि जल/वर्षा जल संचयन के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु उपाय करने के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍यों क्षेत्रों को सलाह जारी की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित 30 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों ने कानून बनाकर अथवा नियम एवं विनियम बनाकर अथवा भवन उपनियमों में प्रावधान शामिल करके अथवा उपयुक्‍त सरकारी आदेशों के जरिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।
इस मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्‍त भूमि जल विधान बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल हो। अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक के तर्ज पर भूमि जल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है।
*****
